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प्रेम गि�रिर

बनाम

   'राजस्थान का राज्य

(    आपराधि�क अपील सं। 2017  के 2188)  गि�संबर 14,2017

[आर. के.     अग्रवाल और अभय मनोहर सप्रे, जेजे।]

�डं प्रगि%या संगिहता, 1973:

5.438-  प्रत्याशि)त जमानत-     की अस्वीकृधित। उच्च न्यायालय द्वारा-  अपील पर,      आयोजिजतः उच्च न्यायालय जमानत को
         अस्वीकार करने के लिलए कोई कारण बताने में गिवफल रहा-  इस प्रकार,            अपने न्याधियक गि�मा� को ला�ू नहीं गिकया और एक कारण और

     घुड़सवार तरीके से आ�े) पारिरत गिकया-                 मामले को नए जिसरे से तय करने के लिलए उच्च न्यायालय को भेजा �या काननू के अनुसार-
जमानत।

अपील की अनुमधित �ेते हुए और मामले को उच्च न्यायालय भेजते हुए, न्यायालय ने:

माना: 1. उच्च न्यायालय अपीलकता= की जमानत अज> खारिरज करने का कोई कारण बताने में गिवफल रहा। सामान्य 
गि@प्पशिणयों को जोड़ते हुए कहें गिक "मामले के समग्र तथ्यों और परिरस्थिस्थधितयों को �ेखते हुए, मुझे याधिFकाकता= को जमानत �ेना 
उधिFत नहीं ल�ता" कभी भी जमानत याधिFका को खारिरज करने के लिलए न्याधियक तक=  की आवश्यकता नहीं हो सकती है, Fाहे वह 
इसके तहत �ायर की �ई हो। सी आर पी सी की �ारा 438 या �ारा 439. उच्च न्यायालय ने अपने न्याधियक गि�मा� का इस्तेमाल 
नहीं गिकया और बहुत ही लापरवाही और लापरवाही भर ेतरीके से गिववागि�त आ�े) पारिरत कर गि�या। जमानत आवे�न पर नए जिसर े
से उसके �ुण-�ोष के आ�ार पर और काननू के अनुसार गिनण=य लेने के लिलए मामले को उच्च न्यायालय में भेजना उधिFत और उधिFत 
हो�ा। [पैरा 7, 8, 9 और 12) [489-ई-ई; 490-जी]

कल्याण Fंद्र सरकार बनाम राजे) रजंन @पप्पू या�व और अन्य। (2004) 7 एससीसी 528-पर गिनभ=र। केस लॉ सं�भ=।

(2004) 7  एससीसी 528    पर भरोसा गिकया। पैरा

गि%गिमनल अपीलीय न्यायाधि�करणः आपराधि�क अपील 2017  का नंबर. 218।

जो�पुर में राजस्थान के उच्च न्यायालय के 22.11.2017 के गिनण=य और आ�े) से।  आपराधि�क गिवगिव� जमानत संख्या 
9471/2017।

 अपीलाथ> के लिलए पनुीत जैन, सुश्री गि%स्@ी जैन, सुश्री, अंगिकता �पु्ता, गिप्रयल जैन, अशिभनव �ुप्ता, सुश्री प्रधितभा जैन, 

सलाहकार।

न्यायालय द्वारा गि�या �या गिनण=य 

अभय मनोहर सप्रे, जे. 1. �ी �ई छुट्टी।



2.   यह अपील 22.11.2017           के अंधितम गिनण=य और आ�े) के लिखलाफ �ायर की �ई ह,ै       जो जो�पुर में राजस्थान के उच्च
           न्यायालय द्वारा न्याधियक न्यायालय द्वारा पारिरत की �ई ह।ै आपराधि�क गिवगिव�। 2017    की जमानत संख्या 9.9471   जिजसमें उच्च
         न्यायालय के एकल न्याया�ी) ने अपीलाथ> द्वारा �डं प्रगि%या संगिहता, 1973   की �ारा 438 (   बा� में "सगंिहता"    के रूप में सं�र्भिभत) 

        के तहत �ायर जमानत याधिFका को खारिरज कर गि�या।

3.          मामले के तथ्य एक संकीण= कम्पास में गिनगिहत हैं। हालांगिक,            उन्हें मामले में )ागिमल लघु मुदे्द की सराहना करने के लिलए
      इन्फ्रा का उले्लख करने की आवश्यकता ह।ै

4.     अपीलाथ> ने भारतीय �डं संगिहता, 1860   की �ारा 143,341,323,308,332  और 353    के तहत �डंनीय
          अपरा�ों के कमी)न के साथ अपनी गि�रफ्तारी की अपील की (    बा� में इसे "आईपीसी"      के रूप में सं�र्भिभत गिकया �या)  । 332/2017

  पुलिलस स्@े)न जैतारण,              जिजला में पंजीकृत। पाली ने राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष संगिहता की �ारा 438    के तहत अगिग्रम जमानत
                  �ेने के लिलए एक आवे�न गि�या। उच्च न्यायालय के एकल न्याया�ी) ने ल�ाए �ए आ�े) को खारिरज कर गि�या, जैसा गिक आवे�क द्वारा 

इस न्यायालय में गिव)ेष अवका) के माध्यम से इस अपील को �ायर करने के लिलए गि�या �या ह।ै

5.       ला�ू गिकया �या आ�े) इस प्रकार हःै "यह जमानत याधिFका सीआरपीसी की �ारा 438 के तहत पुलिलस स्@े)न 
जैतारण, जिजला पाली में �ज= एफआईआर संख्या 332/2017 के �ारा 143, 341, 323, 308, 332 एवं 353 आईपीसी 
संबं� में �ायर की �ई ह।ै

याधिFकाकता= और गिवद्वान जनता के गिवद्वान वकील को सुना अशिभयोजक राज्य की ओर से गिवद्वान वकील के रूप में 
उपस्थिस्थत हुए शि)कायतकता= के लिलए और प्रासंगि�क का ध्यानपूव=क अध्ययन गिकया म@ेरिरया! रिरकॉड= पर उपलब्� कराया �या.. 
मामले के समग्र तथ्यों और परिरस्थिस्थधितयों को �ेखते हुए, लेगिकन �ुणों पर कोई राय व्यक्त गिकए गिबना और मामले के �ोषों के आ�ार 
पर, मैं याधिFकाकता=(ओ)ं को जमानत पर रिरहा करना उधिFत और उधिFत नहीं मानता।

इसलिलए यह जमानत अज> खारिरज की जाती ह।ै”

6.    हमने अपीलकता= के गिवद्वान वकील               वकील को सुना है और मामले के रिरकॉड= का �रुुपयो� गिकया ह।ै हमारे गिवFार में,  उस
     आ�े) को ध्यान में रखते हुए,      जिजसे हम पारिरत कर रहे हैं,               इस अपील में राज्य को सुनने के लिलए राज्य को नोगि@स जारी करना बहुत

   कम आवश्यक नहीं ह।ै

7.                     अधि�रोगिपत आ�े) का हवाला �ेते हुए कहा �या है गिक यह गि�खाने के लिलए गिक एकल न्याया�ी) अपीलकता= की जमानत
           याधिFका को खारिरज करने के लिलए कोई कारण बताने में गिवफल रहा।

8.    सामान्य अवलोकन गिक "         मामले के समग्र तथ्यों और परिरस्थिस्थधितयों को �ेखते हुए,      याधिFकाकता= को जमानत �ेना उधिFत
   नहीं माना जाता ह"ै                     कभी भी जमानत याधिFका की अस्वीकृधित के लिलए आवश्यक न्याधियक तक= से कम नहीं हो सकता है गिक क्या यह
 �ारा 438 या संगिहता की �ारा 439       के तहत �ायर गिकया �या है ।

9.                       हम यह �ेखने के लिलए गिवव) हैं गिक सीखा एकल न्याया�ी) ने अपने न्याधियक गि�मा� को ला�ू नहीं गिकया और बहुत ही
                     आकस्थिस्मक और घुड़सवार तरीके से ल�ाए �ए आ�े) को पारिरत कर गि�या। यह न्यायालय जमानत के लिलए आवे�न का गिनण=य करते

            समय उच्च न्यायालय के ऐसे आकस्थिस्मक दृगिeकोण की �णना नहीं कर सकता ह।ै



10, बार-बार,                  इस न्यायालय ने जमानत �ेने या अस्वीकार करने पर गिवFार करते समय कारणों को गिनर्दि�e करने की
           आवश्यकता पर जोर गि�या ह।ै कल्याण Fंद्र सरकार बनाम राजे) रजंन @         पप्पू या�व और अनर के फैसले के पारस 11  और 12  में

       इस न्यायालय ने जो कुछ भी गिकया ह,ै       उसे पनुः प्रस्तुत करना उपयकु्त ह।ै (2004)    इस मुदे्द पर 7  एससीसी 528।

"11,              जमानत �ेने या �ेने से इनकार करने के संबं� में कानून बहुत अच्छा सुलझा लिलया ह।ै जमानत �ेने वाली अ�ालत को 
अपना अभ्यास गिववेकपूण= तरीके से गिववेक और गिनधिiत रूप से नहीं करना Fागिहए। हालांगिक जमानत �ेने के Fरण में साक्ष्य की एक 
गिवस्तृत परीक्षा और गिवस्तृत �स्तावेज मामले की योग्यता की आवश्यकता नहीं है, प्रथम दृeया ऐसे आ�े)ों के कारणों को इगंि�त 
करने की आवश्यकता ह ैयह गिनष्कष= गिनकालते हुए गिक जमानत क्यों �ी जा रही ह,ै गिव)ेष रूप से जहां अशिभयकु्त पर �ंभीर अपरा� 
करने का आरोप ह।ै ऐसे कारणों से रगिहत कोई भी आ�े) गि�मा� का उपयो� न करने से प्रभागिवत हो�ा। जमानत �ेने वाली अ�ालत 
के लिलए जमानत �ेने से पहले अन्य परिरस्थिस्थधितयों के अलावा गिनम्नलिललिखत कारकों पर भी गिवFार करना आवश्यक है; वे हैं: (ए) 

�ोषजिसधिm के मामले में आरोप की प्रकृधित और सजा की �ंभीरता और सहायक साक्ष्य की प्रकृधित। (बी) �वाह के साथ छेड़छाड़ की 
उधिFत आ)ंका या शि)कायतकता= को खतर ेकी आ)ंका। (सी) आरोप के समथ=न में अ�ालत की प्रथम दृeया संतुगिe। (राम �ोविंव� 
उपाध्याय बनाम सु�)=न सिंसह, (2002) 3 एससीसी 598 और पूरन बनाम रामगिबलास, (2001) 6 एससीसी 338 �ेखें) 12, 

उन मामलों के संबं� में जहां पहले जमानत आवे�न खारिरज कर गि�ए �ए हैं, अ�ालत पर एक और जिजम्मे�ारी ह ैउन आ�ारों पर �ौर
करते हुए जमानत �ेने के लिलए बा� के आवे�न पर गिवFार करना जिजन पर पहले जमानत आवे�न खारिरज कर गि�ए �ए हैं और इस 
तरह के गिवFार के बा� यगि� अ�ालत की राय ह ैगिक जमानत �ी जानी ह ैतो उक्त अ�ालत को गिवशि)e कारण बताना हो�ा गिक क्यों 
ऐसी पूव= अस्वीकृधित के बावजू� जमानत के लिलए बा� की अज> मंजूर की जानी Fागिहए। (राम �ोविंव� उपाध्याय �ेखें)"

11. हमारी सुगिवFारिरत राय में, एकल न्याया�ी) इस न्यायालय द्वारा पूव= उmतृ कानून पर ध्यान �ेने में गिवफल रहे और 
इस प्रकार गिववागि�त आ�े) पारिरत करने में �लती की। उन्होंने न तो मामले के तथ्य बताए, न ही �ोनों पक्षों की ओर से उपस्थिस्थत 
गिवद्वान वकील की �लीलों का उले्लख गिकया और न ही अपने तक=  का उले्लख गिकया गिक वह अपीलकता= को अगिग्रम जमानत �ेना 
उधिFत क्यों नहीं मानते। यह सबसे कम बात थी, जिजसे आ�े) पारिरत करते समय एकल न्याया�ी) से ध्यान में रखने की अपेक्षा की 
�ई थी।

12.         इस मामले में उत्पन्न होने वाली ऐसी स्थिस्थधित में,             हम इस अपील में अपीलकता= के मामले को उसकी योग्यता के आ�ार
    पर गिवFार करने के बजाय,                     उसकी योग्यता के आ�ार पर और कानून के अनुसार जमानत की अज> को नए जिसरे से तय करने के लिलए

            मामले को उच्च न्यायालय में भेजने के लिलए उधिFत और उधिFत मानते हैं।

13. हालाँगिक,            हम यह स्पe करते हैं गिक हम अपीलकता= के मामले के �ुण-     �ोष में नहीं �ए हैं,      जिजसने जमानत के आवे�न को
                        योग्यता के आ�ार पर नए जिसरे से तय करने के लिलए मामले को उच्च न्यायालय में भेजने के लिलए एक राय बनाई है और इसलिलए,  उच्च

                न्यायालय गिनण=य कर�ेा जमानत आवे�न योग्यता के अलावा हमारी गिकसी भी गि@प्पशिणयों से प्रभागिवत नहीं है जमानत आवे�न पर 
गिनण=य लेने के तरीके के बार ेमें हमने क्या कहा ह।ै

14.    पूव=�ामी FFा= के मदे्दनजर,                  अपील सफल होती है और अनुमधित �ी जाती ह।ै प्रभागिवत आ�े) को अल� रखा �या है और
                       अपीलकता= की जमानत याधिFका को उसकी योग्यता के आ�ार पर नए जिसरे से तय करने के लिलए मामला उच्च न्यायालय को भेज गि�या

  �या ह।ै ,

 अपील की अनुमधित �ी।



सव=म गिद्ववे�ी 


